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भारत सरकार 
आवासन और शहर� कायर् मंत्रालय 

लोक सभा 
अतारां�कत प्रश्न सं. 6328 

02 अप्रैल, 2026 को उ�र �दये जान ेके �लए 
 

शहर� स्थानीय �नकायों को सुदृढ़ बनाना 
 

6328. श्री श्रीभरत मतुकु�मल्ल�ः 
 

क्या आवासन और शहर� कायर् मंत्री यह बताने क� कृपा करेंगे �कः 
 

(क) क्या स्थानीय सरकार के स्तर पर शहर� स्थानीय �नकायों (यूएलबी) क� संस्थागत और 
राजकोषीय क्षमता संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करने के �लए कोई अध्ययन �कया 
गया है और य�द हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 
(ख) सरकार द्वारा देश में यूएलबी के राजस्व क� िस्थ�त सुधारने और बढ़ाने के �लए क्या 
कदम उठाए जा रहे हैं और �वगत पांच वष� के दौरान �वशेषकर आन्ध्र प्रदेश में अब तक 
क्या प�रणाम प्राप्त हुए हैं; 
(ग) क्या सरकार का शहर� �मशनों और योजनाओं के कायार्न्वयन में सुधार लाने के �लए 
शहर� स्थानीय �नकायों के क्षमता �नमार्ण के �लए कोई नया कायर्क्रम शुरू करने का �वचार 
है और य�द हां, तो तत्सबंंधी ब्यौरा क्या है; 
(घ) क्या ऐसे �कसी अध्ययन में संप�� कराधान और राजकोषीय स्वाय�ता स�हत 
नगरपा�लका राजस्व जुटाने के अंतरार्ष्ट्र�य मॉडलों क� जांच क� गई है और य�द हां, तो 
तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और 
(ङ) क्या सरकार ने ऐसे अंतरार्ष्ट्र�य मॉडलों से �कन्ह�ं सव��म पद्ध�तयों क� पहचान क� है 
िजन्हें देश में शहर� स्थानीय �नकायों क� �व�ीय िस्थ�त को सुदृढ करने के �लए अपनाया जा 
सकता है और य�द हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? 

उत् तर 
आवासन और शहर� कायर् राज्य मंत्री 

(श्री तोखन साहू)  
 

(क) भारत के सं�वधान क� सातवीं अनुसूची क� सूची-II (राज्य सूची) क� प्र�विष्ट 5 के 

अनुसार ‘स्थानीय सरकार’ राज्य का �वषय है तथा भारत के सं�वधान क� बारहवीं अनुसूची में 

क� गई प�रकल्पना के अनुसार शहर� �नयोजन, शहर� स्थानीय �नकायों का एक कायर् है। 

तदनुसार, शहर� स्थानीय �नकायों क� संस्थागत एवं �व�ीय क्षमता को सुदृढ़ करना मुख्यतः 
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संबं�धत राज्य सरकारों का उ�रदा�यत्व है। भारत सरकार �व�भन्न योजनाओं, नी�तगत पहलों 

तथा पराम�शर्काओ ंके माध्यम से राज्यों के प्रयासों को सहयोग प्रदान करती है। 

ख) सरकार ने शहर� स्थानीय �नकायों क� संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने तथा उनके 

राजस्व में वदृ्�ध हेतु, राज्यों को पंूजीगत �नवेश के �लए �वशेष सहायता योजना, कें द्र�य �व� 

आयोग द्वारा अनुशं�सत �व�ीय अंतरण, अटल नवीकरण एवं शहर� प�रवतर्न �मशन (अमतृ) 

एवं अमतृ 2.0 आ�द पहलों के माध्यम से अनेक कदम उठाए हैं। 

आवासन और शहर� कायर् मंत्रालय द्वारा शहर� स्थानीय �नकायों को नगर �नगम बांड जार� 
करने हेतु ₹100 करोड़ रुपए के बांडों पर ₹13 करोड़ रुपए क� दर से प्रोत्साहन प्रदान �कया 
जाता है, िजसमें प्र�त शहर� स्थानीय �नकाय अ�धकतम 26 करोड़ रुपए तक का प्रोत्साहन 
�नधार्�रत है। द्�वतीय बार पात्रता केवल ग्रीन बांड जार� करने के �लए मान्य है, िजसमें 
₹100 करोड़ के बांड जार� करने पर ₹10 करोड़ क� दर से प्रोत्साहन �दया जाता है, तथा 
अ�धकतम प्रोत्साहन ₹20 करोड़ तक सी�मत है। राज्यों/संघ राज्य के्षत्रों तथा भारतीय 
प्र�तभू�त और �व�नमय बोडर् द्वारा द� गई जानकार� के अनुसार, अमतृ शहरों में शहर� 
स्थानीय �नकायों द्वारा कुल 5584 करोड़ रुपए क� रा�श जुटाई गई है, िजसमें से 2000 
करोड़ रूपए आंध्र प्रदेश के अमरावती द्वारा तथा 80 करोड़ रुपए �वशाखाप�नम द्वारा जुटाए 
गए हैं। 

अमतृ 2.0 के अंतगर्त, प�रणाम-आधा�रत सुधार, “जल ह� अमतृ” तथा “अमतृ �मत्र” जैसी 

�व�भन्न सुधार पहलों के माध्यम से, �पछले पाँच वष� के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य को कुल 

₹75.95 करोड़ क� रा�श स्वीकृत क� गई है। 

पूंजीगत �नवेश के �लए राज्यों को �वशेष सहायता योजना 2025-26 के अंतगर्त, आंध्र प्रदेश 

राज्य ने संप�� कर पोटर्ल को ऑनलाइन �बिल्डगं पर�मशन �सस्टम (ओबीपीएस) के साथ 

एक�कृत करने क� सूचना द� है तथा आंध्र प्रदेश के 10 शहरों/शहर� स्थानीय �नकायों 

(यूएलबी), अथार्त ् �वजयवाड़ा, राजमहेंद्रवरम, एलुरु, मछल�पट्टनम, गुंटूर, नेल्लोर, �तरुप�त, 

�च�रू, कडप्पा और अनंतपुरम ने संप�� कर पोटर्ल को राजस्व/पंजीकरण पोटर्ल के साथ �लकं 

कर �दया है। 
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इसके अ�त�रक्त, पंद्रहवें �व� आयोग क� आवंटन अव�ध के अंतगर्त आंध्र प्रदेश के �लए 

आवं�टत कुल ₹4,860 करोड़ में से ₹4,051.76 करोड़ क� रा�श आंध्र प्रदेश के शहर� स्थानीय 

�नकायों (यूएलबी) को जार� क� जा चुक� है। आधं्र प्रदेश के सभी 123 शहर� स्थानीय 

�नकाय, पंद्रहवें �व� आयोग क� अनुशंसाओं के अनुसार, �व�ीय वषर् 2021-22 स े

लेखापर��क्षत �व�ीय �ववरणों के आंकड़ों को अद्यतन कर रहे हैं। 

इसके अ�त�रक्त, भारत सरकार ने बजट 2025-26 में ₹1 लाख करोड़ के शहर� चुनौती कोष 

क� स्थापना क� घोषणा क� है। शहर� चुनौती कोष ‘�वकास कें द्र के रूप में शहर’, ‘शहरों का 

सजृनात्मक पुन�वर्कास’ तथा ‘जल और स्वच्छता’ नामक तीन घटको के अंतगर्त 

प�रयोजनाओं के कायार्न्वयन के माध्यम से शहर� अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु बाजार स े

�व� जुटाने में सहायता प्रदान करता है। 

 (ग) वतर्मान में मंत्रालय में शहर� स्थानीय �नकायों के क्षमता �नमार्ण के �लए नया 
कायर्क्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव नह�ं है। 
 

 (घ) और (ङ) �व� आयोग के अनुदानों के अंतगर्त शुरू क� गई �व�भन्न सुधार पहलें, 

पूंजीगत �नवेश के �लए राज्यों को �वशेष सहायता योजना तथा आवासन और शहर� कायर् 

मंत्रालय द्वारा �कए गए अन्य सुधार, नगर पा�लकाओं क� राजस्व अजर्न प्र�क्रया को सुदृढ़ 

करने में योगदान देते हैं। 

 

***** 
 

 


